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सं ० मो ० वि ०/पानी /123-87/ 43584 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, दी 
पानीपत सहकारी चीनी मिल लि . (डिस्टलरी यूनिट), पानीपत , के श्रमिक श्री जगना, पुत्र भरतू , गांव जलालपुर , तहसील 
पानीपत , जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3- अम , दिनांक 
18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उस से सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
पा तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री जगना की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


सं ० प्रो ० वि ०/पानी/ 126-87/ 43591. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर , 
। पानीपत को - प्रोप्रेटिव सुगर मिल्न लि . (डिस्टलरी यूनिट ), पानीपत के अमिक श्री सुरजीत सिंह, पुन श्री टेका , गांव 
लालपुर, तह . पानीपत , जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , मब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
ईगक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
984 द्वारा उस पधिनियम की धारा 7 के अधीन मठिन श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादयस्त या उससे सम्बन्धित 

चे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


क्या श्री सुरजीत सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ०/पानी / 127-87 / 43598.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, दी पानीपत 
को - प्रोपरेटिव शूगर मिल लि . (डिस्टलरी यूनिट ) , पानीपत के श्रमिक श्री बारू राम , पुत्र श्री दिवाना , मार्फत भारतीय 
मजदूर संघ , पानीपत , जिला करनाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इम विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

की धारा 

10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) 84-3श्रम , 
दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचे लिवा मामला न्यायनिर्णय गवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो 
कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री बारू राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किम राहत का 


हकदार है ? 


संख्या मो वि ० /गुड़गांव 264-871436 26. - चूकि हरियाणा के राज्यपान को राय है कि मै ० ऊगा इन्जिनियरिंग वर्कस , 
प्लाट नं 0 34६, महरौली रोड़, गुड़गांव के श्रमिक श्री अरुण चौधरी , मार्फत श्री भीम सिंह यादव , मकान नं ० 192, सैक्टर 15 , 
एन.आई.टी. फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
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और चंकि हरियाणा के राज्यपान हुआ विवाद को न्यायनिर्मात्र हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब, प्रौद्यगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के साण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिय ]? के रामपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क. के अधीन मटित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के दीद या तो विवादग्रस्त मामला है प्रथदा 
विवाद से ससंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते है : 

क्या श्री अरुण चौधरी की मेवानो का ममापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किम राहत का हकदार है ? 


. 


सं ० प्रो . वि ./ एपडी/ 2 : -84317 3.3.--- चंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं ऊपा इन्जिनियरिंग वर्कस , 
लाट नं . 3-48, महोली रोड़. गुड़गांव, के अभिक श्री परमहंम, मार्फत श्री भीम सिंह यादव, मकान नं 192, सैक्टर 13, 
एन.आई.टी., फरीदाबाद नाविन्धकों में मध्य इममें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिय तु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इगलिये , अब , भौगोलिक विवाद अधिनियम , 1915 वी धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रकोर को दूध हरिया । के राज्यपाल आमा त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिदिष्ट भामना कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्नत मामला हैअविवाद से सगन सा मामला है यायनिय एवं पंचार 3 मःम में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते है 

क्या श्री पराहन को दानों का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, डो वह किन राहत का दार है ? 


स . प्रो .विनगांव / 265-87 /4 31640.-- चूंकि हरियाणा के राज्यप को राय है कि मं ० ऊपा इन्जीनियरिंग 
वर्कस , प्लाट नं 0 348, मेहगेली रोड, गुडगांव , की श्रमिक श्रीमती प्रीति देवी मार्फत भीम सिंह यादव , मकान नं ० 192 , 
सैक्टर 15, एन.आई.टी .. फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिन्वित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


. 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्राधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिकों के वीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते है 


क्या श्रीमती प्रीति देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

की हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ० /गुड़गांव/ 263-87/ 43647.-- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ऊषा इन्जीनियरिंग 
वर्कस, प्लाट नं 0 348, मेहरौली रोड , गुड़गांव, की श्रमिक श्रीमती कुन्ती देवी मार्फत श्री भीम सिंह यादव , मकान नं ० 192, 
सैक्टर 15, एन.आई टी ०, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रोद्यागिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 

क्या श्रीमती कुन्ती देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत की हकदार है 


